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मीडिया और मनोरंजन उद्योग के विकास में डिजिटलीकरण की भूमिका
944. श्री आयनुर मंजूनाथा:
क्‍या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) 
क्‍या हाल के वर्षों में देश के मीडिया और मनोरंजन उद्योग के क्षेत्र में निरंतर विकास दर्ज किया गया है;
(ख) 
यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उद्योग का वर्ष-वार वार्षिक कारोबार क्‍या था; और

(ग)
उक्‍त उद्योगों के व्‍यवसाय में वृद्धि में डिजिटलीकरण की क्‍या भूमिका है? 
उत्तर
सूचना और प्रसारण राज्‍य मंत्री
 (कर्नल राज्‍यवर्धन राठौर) (सेवानिवृत्‍त)
(क): चूंकि, मीडिया व मनोरंजन उद्योग को प्रमुखत: निजी क्षेत्र द्वारा संचालित किया जाता है, इसलिए सरकार द्वारा इस क्षेत्र के विकास के संबंध में कोई आंकड़ा नहीं रखा जा रहा है। तथापि, फिक्‍की-केपीएमजी की भारतीय मीडिया व मनोरंजन (एमऐंडई) उद्योग रिपोर्ट 2015 के अनुसार, हाल ही के वर्षों में देश के मीडिया व मनोरंजन उद्योग के व्‍यवसाय में निरंतर वृद्धि हुई है।
(ख): फिक्‍की-केपीएमजी की वर्ष 2015 की रिपोर्ट के अनुसार, मीडिया व मनोरंजन उद्योग का समग्र औद्योगिक आकार निम्‍नानुसार है:-
	कैलेंडर वर्ष
	2012
	2013
	2014
	2015 (अनुमानित)

	समग्र औद्योगिक आकार (बिलियन रु. में)
	821
	918
	1026
	1159


(ग): डिजिटीकरण से उपभोक्‍ताओं को आवर्धित लाभ, उपभोक्‍ता आधार में पारदर्शिता जिसके फलस्‍वरूप होने वाले आवर्धित राजस्‍व अर्जन की दृष्टि से मीडिया व मनोरंजन उद्योग के लिए विकास के नए सोपान में प्रवेश करने की आशा है। सरकार ने केबल टेलीविजन नेटवर्क के चरणबद्ध तरीके से डिजिटीकरण हेतु दिसंबर, 2011 में केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन अधिनियम पारित किया। डिजिटीकरण स्‍पेक्‍ट्रम की बैंडविड्थ का सुचारु उपयोग किए जाने में सक्षम बनाता है तथा इससे केबल पर चैनलों को प्रसारित करने की क्षमता में काफी अधिक वृद्धि हो जाती है। उपभोक्‍ता जहां एक ओर चैनलों के व्‍यापक विकल्‍प में से अलग-अलग चैनलों का चयन करने, विषय-वस्‍तु की उन्‍नत गुणवत्‍ता व आवर्धित सेवाएं प्राप्‍त करने के लिए शक्‍ति-संपन्‍न होते हैं, वहीं दूसरी ओर उपभोक्‍ता आधार में पारदर्शिता लाने से केंद्रीय व राज्‍य करों मुख्‍यत: सेवा व मनोरंजन करों के अपवंचन के मामलों की संख्‍या में काफी कमी लाई जा सकेगी और इस प्रकार, सरकार के राजस्‍व में वृद्धि होगी।
*****
